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 Title:  Need  to  provide  reservation  in  jobs,  promotions  and  educational  institutions  to  people  belonging  to  Other  Backward  Classes  and  also  set  up  a
 separate  Ministry  to  look  into  the  issues  pertaining  to  them.

 थी  नाना  टटोलें  (भ्रंडारा-गोंदिया)  :  उपाध्यक्ष  महोदय,  देश  में  भारतीय  संविधान  की  धारा  340  के  अनुसार  अन्य  पिछड़ा  वर्ग  (ओबीसी  )  के  लिए  आर्थिक,  शैक्षणिक  और  सामाजिक  अधिकार  हैं।  अन्य
 पिछड़ा  वर्ग  के  समाज  को  मंडल  आयोग  के  अनुसार  27  फीसदी  आरक्षण  के  हकदार  होनें  पर  भी  उव्दु  सरकार  से  आरक्षण  उपलब्ध  कराने  में  अनदेखी  हो  रही  हैं।  27  फीसदी  आरक्षण  होने  के  बावजूद
 भी  देश  में  ओबीसी  समाज  को  19  फीसदी  आरक्षण  देने  के  सरकारी  रिकार्ड  दर्ज  हैं।  इससे  ओबीसी  समाज  को  पूरी  तरह  आरक्षण  का  लाभ  नहीं  देने  की  बात  सामने  आयी  हैं।  शैक्षणिक हेतु  में  विद्यार्थियों
 का  yao,  डोमिसाइल,  क्रीमिलेयर  आदि  पुराण  पता  उपलब्ध  कराने  में  पर्याप्त  आरक्षण  एवं  सुविधा  न  देनें  से  उनको  उनका  हक  नहीं  मिल  पा  रहा  है

 गत  छः  तर्  से  महाराष्ट्र  के  विद्यार्थियों  को  शिष्यवृत्ति  अनुदान  राशि  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  करायी  गयी  है,  जिसके  परिणाम  स्वरूप  लाढे  विद्यार्थियों  का  शैक्षणिक  नुकसान  होकर  भ्र विष्य  खराब  हुआ
 हैं।  सरकारी  नौकरी  में  पदोन्नति  संबंधी  आरक्षण  का  लाभ  नहीं  दिया  जाता  हैं।  महाराष्ट्र  के  गढ़चिरौली  जिले  में  ओबीसी  समाज  को  छ:  फीसदी  आरक्षण  दिया  जाता  हैं।  इस  तरह  देश  के  कई  राज्यों  में
 ओबीसी  समाज  पर  अन्याय  हो  रहा  हैं।  वर्ष  1931  से  अभी  तक  इस  समाज  की  जनगणना  नहीं  होने  A  उनका  विकास  नहीं  हुआ  है,  इसलिए  यह  अन्याय गू स्त  पिछड़े  वर्ग  के  ओबीसी  समाज  को
 संवैधानिक  अधिकार  प्रस्त  होने  के  लिए  स्व तंतु  अंतुालट  स्थापित  करके  केन्द्र  सरकार  को  शिशुता  से  कार्यवाही  करने  की  आवश्यकता  ी


